भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्‍य सभा 
तारांकित प्रश्न सं0 155
27 दिसम्‍बर, 2018 को  उत्तर के लिए
^LekVZ flVh fe'ku* ds varxZr èkujkf'k;ksa dk tkjh fd;k tkuk
*155- Jh lat; flag%
क्‍या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि% 
¼d½ 
D;k ;g lp gS fd 'kgjh fodkl lacaèkh LFkk;h lfefr ds 25osa izfrosnu ds vuqlkj ^LekVZ flVh fe'ku] ds varxZr o"kZ 2015 ls ysdj vc rd dsoy 2 izfr'kr èkujkf'k gh tkjh dh xbZ gS( 
¼[k½ 
;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa( 
¼x½ 
D;k ea=ky; }kjk orZeku esa pykbZ tk jgh lHkh ;kstukvksa dh rqyuk esa mDr fe'ku ds varxZr mi;ksx dh izfr'krrk lcls de gS( 
¼?k½ 
;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa( vkSj 
¼³½ 
D;k ^LekVZ flVh fe'ku* o"kZ 2019 ls 2021 ds fy, fuèkkZfjr y{;ksa dks izkIr djus ds vuq:i dk;Z dj jgk gS\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
( श्री हरदीप सिंह पुरी )
(क)से(ड.):  विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
---

विवरण
“LekVZ flVh fe'ku ds varxZr èkujkf'k;ksa ds tkjh fd, tkus” के संबंध में     दिनांक 27.12.2018 के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *155 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण 
----
(क) और (ख): जी, नहीं । मंत्रालय को स्‍थायी समिति 25वीं रिपोर्ट अभी तक उपलब्‍ध नहीं करायी गई है । मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्‍द्रीय सरकार की योजना मिशन अवधि (2015-2020) में इन 100 स्‍मार्ट शहरों में प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रू. तक की वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की है । वर्तमान वर्ष (2018-19) तक जून, 2015 में मिशन के आरम्‍भ होने के समय से बजटीय आबंटन 16,604.20 करोड़ रूपए है, जिसमें से अभी तक मिशन के अंतर्गत 14,221.20 करोड़ रूपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं । दिनांक 01 नवम्‍बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, शहरों द्वारा 3,560.22 करोड़ रूपए का उपयोग होने की सूचना दी गई है जो तब तक जारी की गई धनराशि के 25% से अधिक है ।  
(ग)और(घ): उपर्युक्‍त (क) और(ख) के आलोक में प्रश्‍न नहीं उठता । 
(ड.):  स्‍मार्ट शहरों के रूप में विकास के लिए चार दौर में 100 शहरों का चयन निम्‍नवत किया गया है:-
· जनवरी,2016 में प्रथम दौर में 20 स्‍मार्ट शहर 
· मई,2016 में फास्‍ट ट्रैक (एफटी) दूसरे दौर में 13 स्‍मार्ट शहर 
· सितम्‍बर,2016 में दूसरे दौर में 27 स्‍मार्ट शहर
· जून, 2017 में तीसरे दौर में 30 स्‍मार्ट शहर 
· जनवरी,2018 और जून, 2018 में चौथे दौर में 10 स्‍मार्ट शहर । 
विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) स्‍थापित करने, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्‍त करने, अपेक्षित मानव संसाधन नियुक्‍त करने, निविदा आमंत्रित  करने तथा कार्य आदेश जारी करने में लगभग 12 से 18 माह लग जाते हैं । कार्यान्‍वयन योजना प्रत्येक स्‍मार्ट शहर द्वारा उनके स्‍मार्ट शहर प्रस्‍ताव (एससीपी) में दी जाती है । परियोजना पूरा करने की समय-सीमा नीचे दी गई है:
· पहले दौर के शहर
- 2020-21 
· दूसरे दौर के शहर
- 2021-22 
· तीसरे दौर के शहर
- 2021-22 
· चौथे दौर के शहर
- 2022-23
चयन किए गए 100 शहरों द्वारा अपने स्‍मार्ट सिटी प्रस्‍तावों में 2,05,018/-करोड़ रू. की लागत की कुल 5,151 परियोजनाओं को शामिल किया गया है । इन परियोजनाओं का निष्पादन केंद्रीय/राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय से संसाधनों की समाभिरूपता के साथ-साथ बाह्य वित्तपोषित स्कीमों/परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से लगभग 20% वित्तपोषण की भी परिकल्‍पना की गयी है। 
दिनांक 30 नवम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार, 90,929 करोड रुपए       की लागत की 2,342 परियोजनाओं की निविदा आमन्त्रित की गई हैं जिनमें से 51,866/- करोड रुपए की लागत की 1,675 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं/पूरी कर ली गई हैं। पिछ्ले एक वर्ष के दौरान परियोजनाओं के कार्यांन्वयन की गति में महत्त्वपूर्ण रूप से तेजी आई है। अक्तूबर 2017 से निविदा आमंत्रित की गई परियोजनाओं में 290% की वृद्धि, निर्माणाधीन/पूर्ण परियोजनाओं में 332% की वृद्धि और पूर्ण परियोजनाओं में 479% की वृद्धि हुई है। 
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